




ANNEXURE

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Science & Technology

Department of Science & Technology
DST/WISE-PhD/ET/2023/49 (G)

Terms & Conditions

1. The grantee organization will furnish to the Department of Science & Technology, financial year wise Utilization
Certificate (UC) in the proforma prescribed as per GFR 2017 and audited statement of expenditure (SE) along with up to
date progress report (Vis-a-Vis Target Vs-Achievement) at the end of each financial year duly reflecting the interest
earned / accrued on the grant received under the project. This is also subject to the condition of submission of the final
statement of expenditure, utilization certificate and project completion report within one year from the scheduled date of
completion of the project.

2. The grantee organization will have to enter & upload the Utilization Certificate in the PFMS portal besides sending it
in physical form to this Division. The subsequent/final installment will be released only after confirmation of the
acceptance of the UC by the Division and entry of previous Utilization Certificate in the PFMS.

3. If the grant has been released under capital head through separate sanction order under the same project for purchase
of equipment(s), separate SE/UC has to be furnished for the released Capital head grant.

4. The grant-in-aid being released is subject to the condition that:-

a) A transparent procurement procedure in line with Provisions of General Financial Rules 2017 will be followed by
the Institute/Organization under the appropriate rules of grantee organization while procuring capital assets
sanctioned for the above mentioned project and a certificate to this effect will be submitted by the Grantee
organization immediately on receipt of the grant.
b) While submitting Utilization Certificate/Statement of Expenditure, the organization has to be ensure submission of
supporting documentary evidences with regard of the purchase of equipment/capital assets as per the provisions of
GFR 2017. Subsequent release of grants under the project shall be considered only on receipt of the said documents.

5. As per the GFR 2017 Rule 230 (8) the Grantee Institute should ensure that all the interests or other earnings against
Grant-in-Aid or advances (other than reimbursement) released to any Grantee institution should be mandatorily remitted
to the Consolidated Fund of India immediately after finalization of the accounts. Such advances will not be allowed to be
adjusted against future releases.

6. As per the GFR 2017 Rule 230 (17) “the Grantee Institute should agree to make reservations for Scheduled Castes and
Scheduled Tribes or OBC in the posts or services under its control on the lines indicated by the Government of India”

7. The grantee organization will maintain separate audited account for the project and the entire amount of grant will be
kept in an interest bearing bank account. For Grants released during F.Y. 2017-18 and onwards, all interests and other
earnings against released Grant shall be remitted to Consolidated Fund of India (through Non-Tax Receipt Portal
(NTRP), i.e. www.bharatkosh.gov.in ), immediately after finalization of accounts, as it shall not be adjusted towards
future release of Grant. A certificate to this effect shall have to be submitted along with Statement of Expenditure/
Utilization Certificate for considering subsequent release of Grant/ Closure of Project accounts.

8. DST reserves sole rights on the assets created out of grants. Assets acquired wholly or substantially out of government
grants (except those declared as obsolete and unserviceable or condemned in accordance with the procedure laid down in
GFR 2017), shall not be disposed of without obtaining the prior approval of DST.

9. The account of the grantee organization shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit (both by
C&AG of India and Internal Audit by the Principal Accounts Office of the DST), whenever the organization is called
upon to do so, as laid down under Rule 236(1) of General Financial Rules 2017.

10. Due acknowledgement of technical support / financial assistance resulting from this project grant should mandatorily
be highlighted by the grantee organization in bold letters in all publication / media release as well as in the opening
paragraphs of their Annual Reports during and after the completion of the project.

11. Failure to comply with the terms and conditions of the Bond will entail full refund with interest in terms of Rule 231
(2) of GFR 2017.

12. It is mandatory to use EAT module in PFMS, failing which no further funds shall be released.

13. Goods (Consumable/Equipment) available in GeM portal are to be procured mandatorily online through GeM only
as per the provisions of Rule 149 of GFR.

14. The Grantee Institute should follow Global Tendering Enquiry (GTE) conditions as per Department of Expenditure
ID Note No:4/1/2021-PPD dated 10.09.2021.



15. If One time assistance or non-recurring grant as Grant-in-Aid for Rs. 10.00 lakhs to Rs. 50.00 lakhs, it should be
included in the Annual Report of the Institute.

16. The Grantee Institute must ensure any other provisions of GFR-2017 (https://doe.gov.in/order-circular/general-
financial-rules2017-0) and guidelines/amendments issued from Govt. of India from time to time.

संलग्नक



संलग्नक

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DST/WISE-PhD/ET/2023/49 (G)
निबंधन और शर्तें

1. अनुदानग्राही संस्थान प्रत्येक वित्त वर्ष के  अंत में इस परियोजना के  अंतर्गत प्राप्त अनुदान पर अर्जित/प्रोद्भू त ब्याज को विधिवत
रूप से दर्शाते हुए अद्यतन प्रगति रिपोर्ट (लक्ष्य बनाम उपलब्धि) के  साथ जीएफ़आर 2017 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में वित्तीय वर्ष-वार
उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) और व्यय का लेखापरीक्षित विवरण (एसई) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को प्रस्तुत करेगा। यह
परियोजना की समाप्ति की निर्धारित तारीख से एक वर्ष भीतर व्यय का अंतिम विवरण, उपयोग प्रमाण-पत्र और परियोजना समाप्ति
रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शर्त के  भी अध्यधीन है।

2. अनुदानग्राही संस्थान को उपयोग प्रमाण-पत्र इस प्रभाग में भौतिक रूप में भेजने के  साथ-साथ पीएफ़एमएस पोर्टल पर प्रविष्ट और
अपलोड करना होगा। अनुवर्ती/अंतिम किस्त प्रभाग द्वारा यूसी की स्वीकृ ति की पुष्टि और पीएफ़एमएस में पूर्ववर्ती उपयोग प्रमाण-पत्र
की प्रविष्टि के  बाद ही जारी की जाएगी।

3. यदि अनुदान एक ही परियोजना के  अंतर्गत उपस्कर (रों) की खरीद के  लिए पृथक संस्वीकृ ति आदेश के  माध्यम से पूंजी-शीर्ष के
अंतर्गत जारी किया गया है तो जारी कि‍या गया पूंजी-शीर्ष अनुदान के  लिए पृथक एसई/यूसी प्रस्तुत करना होगा।

4. जारी किया जा रहा सहायता अनुदान निम्नलिखित शर्तों के  अध्यधीन है-

क) उपर्युक्त परियोजना के  लिए संस्वीकृ त पूंजी आस्तियों की खरीद करते समय अनुदानग्राही संस्थान के  उचित नियमों के  तहत
संस्थान/संगठन द्वारा सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के  उपबंधों के  अनुरूप पारदर्शी खरीद प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए
और अनुदान प्राप्ति पर तुरंत प्रभाव से अनुदानग्राही संगठन द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए।
ख) उपयोग प्रमाण-पत्र/ व्यय विवरण प्रस्तुत करते समय, संगठन को जीएफ़आर 2017 के  उपबंधों के  अनुसरण में उपस्कर/पूंजी
आस्तियों की खरीद के  संबंध में संबन्धित दस्तावेज़-साक्ष्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होता है।

5. जीएफ़आर नियमावली 2017 के  नियम 230 (8) के  अनुसार अनुदानग्राही संस्थान को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी
अनुदानग्राही संस्थान को जारी किए गए सहायता अनुदान या अग्रिम (प्रतिपूर्ति से भिन्‍न) पर प्राप्त समस्त प्रकार के  ब्याज या अन्य आय
को लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के  तुरंत बाद भारतीय समेकित निधि में अनिवार्य रूप से विप्रेषित किया जाए। ऐसे अग्रिमों को
भविष्य में जारी की जाने वाली निधियों में समायोजित करने की अनुमति नहीं  दी जाएगी।

6. जीएफ़आर नियमावली 2017 के  नियम 230 (17) के  अनुसार, “अनुदानग्राही संस्थान को भारत सरकार के  निर्देशानुसार अपने
नियंत्रणाधीन पदों या सेवाओं में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या ओबीसी के  लिए आरक्षण रखने पर सहमत होना चाहिए।”

7. अनुदानग्राही संस्थान परियोजना का पृथक परीक्षित लेखा रखेगा और अनुदान की समस्त राशि बैंक खाते में सब्याज रखी जाएगी।
वित्तीय वर्ष 2017-18 के  दौरान और उसके  बाद जारी अनुदान के  लिए, अनुदान के  लिए सभी प्रकार के  ब्याज या अन्य आय ऐसे लेखों
को अंतिम रूप दिए जाने के  तुरंत बाद भारतीय समेकित निधि में (गैर कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) अर्थात
www.bharatkosh.gov.in के  माध्यम से) विप्रेषित की जाएगी, क्योंकि यह राशि भविष्य में जारी की जाने वाली राशि में समायोजित
नहीं  की जाएगी। अनुवर्ती अनुदान के  निर्गम/ परियोजना खाते को बंद करने पर विचार किए जाने के  लिए, व्यय विवरण/ उपयोग
प्रमाण-पत्र के  साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. डीएसटी, अनुदान से सृजित परिसंपत्तियों पर एकमात्र सुरक्षित अधिकार रखता है। सरकारी अनुदानों से पूरी तरह से या पर्याप्‍त
रूप से अर्जित संपत्ति (जीएफआर 2017 में निर्धारित प्रक्रिया के  अनुसार अप्रचलित और अनुप्रयोज्‍य, अनुपयोगी घोषित अनुदानों से
इतर), का निपटारा डीएसटी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं  किया जाएगा।

9. जैसा कि सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के  नियम 236 (1) के  तहत निर्धारित किया गया है, अनुदानग्राही संगठन का लेखा
स्‍वीकृ ति प्रदाता प्राधिकरी और लेखा परीक्षक (भारत के  नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और डीएसटी के  प्रधान लेखा कार्यालय दोनों
द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा) द्वारा निरीक्षण किए जाने, जब भी संगठन को ऐसा करने के  लिए कहा जाता है, हेतु अभिगम्‍य होगा।

10. इस परियोजना अनुदान से प्राप्‍त तकनीकी सहायता/वित्तीय सहायता की उचित पावती को अनुदानग्राही संगठन द्वारा सभी
औ दौ औ र्षि र्टों



प्रकाशनों/मिडिया प्रकाशनी में मोटे अक्षरों में और परियोजना के  पूरा होने के  दौरान और तदुपरांत उनकी वार्षिक रिपोर्टों के  शुरुआती
पैराग्राफों में अनिवार्य रूप से दिखाया किया जाना चाहिए।

11. बॉन्ड के  नियमों और शर्तों का पालन करने में असफल होने पर जीएफआर 2017 के  नियम 231 (2) के  अनुसार पूरी राशि सब्‍याज
वापस करनी होगी।

12. पीएफएमएस में ईएटी मॉड्यूल का उपयोग करना अनिवार्य है, ऐसा न करने पर अन्‍य कोई भी आगामी निधि जारी नहीं  की
जाएगी।

13. जीएफआर के  नियम 149 के  उपबंधों के  अनुसार जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं (उपभोज्य वस्‍तु /उपस्कर) का अनिवार्यतया
आनॅ लाइन प्रापण जैम (जीईएम) ही के  माध्यम से किया जाना है।

14. अनुदान ग्राही संस्थान को व्यय विभाग के  आईडी नोट संख्या: 4/1/2021-पीपीडी दिनांक 10.09.2021 के  अनुसार वैश्विक
निविदाकरण जांच-पड़ताल (जीटीई) नियमों का पालन करना चाहिए।

15. यदि एकबारगी सहायता या गैर-आवर्ती अनुदान 10.00 लाख रुपये से 50.00 लाख रुपये के  सहायता अनुदान का हो तो इसे
संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज किया जाना चाहिए।

16. अनुदान ग्राही संस्थान को जीएफआर-2017 (https://doe.gov.in/order-circular/general-financial-rules2017-0) के  किसी भी
अन्य उपबंध और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश/संशोधन का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
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